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वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 3599
(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/6 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
किसानों को ऋण
3599. श्री महेन्द्र सिंह माहराः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
देश के अभी ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने सरकारी बैंकों व अन्य सरकारी एजेंसियों

से ऋण लिया है परन्तु चुका पाने में असमर्थ है;

(ख)
क्या सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, यदि हां, तो उनकी राज्य-वार संख्या 
तथा कर्ज माफी की राशि का ब्यौरा किस प्रकार है;

(ग)
यदि नहीं, तो क्या केन्द्र ने राज्यों को किसानों के ऋण माफी हेतु धनराशि उपलब्ध 
कराई है; यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ)
यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं एवं क्या राज्यों को इस हेतु संसाधन स्वयं जुटाने 
थे; यदि हां, तो किस मद से?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार,  अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के संबंध में कृषि तथा सम्‍बद्ध कार्यकलापों हेतु 5.4 प्रतिशत जीएनपीए अनुपात के साथ कुल बकाया सकल अनुप्रयोज्‍य आस्ति जीएनपीए 60,161 करोड़ रूपए है।
(ख) से (ड.): राष्‍ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि 2016 तथा 2017 के दौरान कुछ राज्‍य सरकारों ने अपनी योजनाओं की घोषणा की, जिनमें अन्‍य बातों के साथ-साथ, किसानों की ऋण माफी भी शामिल है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्‍यों को कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं।
वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा किसी भी ऋण माफी योजना का कार्यान्‍वयन नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अंतिम ऋण माफी योजना अर्थात कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008 (एडीडब्‍ल्‍यूडीआरएस 2008) की घोषणा वर्ष 2008 में की गई थी, जिसे वर्ष 2008 में लागू किया गया था एडीडब्‍ल्‍यूडीआरएस, 2008 के ऋण माफी वाले भाग को उसकी नियत तिथि अर्थात्‍ 30.06.2008 को बंद कर दिया गया था जबकि योजना के ऋण राहत वाले भाग को 30.06.2010 को बंदकर दिया गया। इस योजना से 3.73 करोड़ किसानों को 52,259.86 करोड़ रुपए की राशि तक लाभ हुआ।
*****
